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भारत–EU इस्पात कोटा: बाजार पहुँच और कार्बन लागत

समाचार संदर्भ: 13 सितंबर 2026 की रिपोर्ट | अंतरराष्ट्रीय व्यापार • इस्पात उद्योग | GS-II व III

किसी व्यापार समझौते में इस्पात के  लिए कोटा मिलना असीमित शुल्क-मुक्त निर्यात या कार्बन दायित्व से छू ट नहीं है। वास्तविक

लाभ उत्पाद, नियम और उपयोग की शर्तों पर निर्भर करेगा।

खबरों में क्यों

13 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते के  प्रकाशित पाठ में भारतीय इस्पात के  लिए लगभग 16.4 लाख

टन देश-विशिष्ट कोटे का उल्लेख सामने आया। वाणिज्य मंत्रालय के  परिशिष्ट 2-B में सामान्य MFN और FTA-संबंधित हिस्से

अलग दिए हैं। प्रकाशित पाठ की आधिकारिक चेतावनी के  अनुसार यह सूचनार्थ है, बदल सकता है और समझौता आवश्यक कानूनी

प्रक्रियाएँ पूरी होने के  बाद ही बाध्यकारी होगा। इसे पहले से उपलब्ध निर्बाध अधिकार नहीं मानना चाहिए।

टैरिफ-रेट कोटा कै से काम करता है?

टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) एक निर्धारित मात्रा तक आयात पर कम या शून्य शुल्क और उसके  बाहर अधिक शुल्क की व्यवस्था है।

कोटे के  बाहर व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगना जरूरी नहीं है। इसलिए शुल्क में मिलने वाली सुविधा की सीमा और निर्यात की

अधिकतम कानूनी सीमा एक बात नहीं हैं।

मुख्य तथ्य

दो अलग हिस्से: प्रकाशित परिशिष्ट में MFN हिस्सा लगभग 9.47 लाख टन और FTA हिस्सा लगभग 6.95 लाख टन है। कु ल

कोटा लगभग 16.4 लाख टन बताया गया है। कोटा उत्पाद-श्रेणियों में बँटा है; पूरे इस्पात क्षेत्र के  लिए एक ही साझा थैला नहीं है।

उत्पाद और उत्पत्ति: विशिष्ट टैरिफ लाइनों तथा उत्पत्ति की शर्तों से तय होगा कि कौन-सा इस्पात पात्र है। के वल भारत से माल

भेजना और नियमों के  अनुसार भारतीय मूल का उत्पाद होना हमेशा एक बात नहीं है।

अलग कानूनी चरण: EU की सामान्य इस्पात संरक्षण व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू है और कोटे से बाहर 50% शुल्क बताती

है। परंतु इसे प्रकाशित FTA पाठ के  हर अधिमान्य लाभ के  तत्काल लागू होने का प्रमाण नहीं बनाया जा सकता।

व्यापारिक लाभ किन बातों से तय होगा?

वास्तविक उपयोग: घोषित कोटे का मूल्य तभी है जब सही उत्पाद-श्रेणी में समय पर निर्यात, उपलब्ध मात्रा और दस्तावेजी पात्रता

का मेल हो। कु छ श्रेणियों में अप्रयुक्त कोटा और दूसरी में माँग अधिक होने की समस्या संभव है।

कार्बन दायित्व: टैरिफ सुविधा और CBAM अलग व्यवस्थाएँ हैं। इस्पात कोटा मिलने को उत्पादन में निहित उत्सर्जन के  दायित्व से

सामान्य छू ट नहीं समझना चाहिए। कम उत्सर्जन और विश्वसनीय आँकड़े प्रतिस्पर्धा के  लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

पारदर्शी प्रशासन: परिशिष्ट में कोटे का पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण प्रबंधन, उपलब्ध जानकारी तथा समीक्षा की बात है।

निर्यातकों को प्रशासनिक प्रक्रिया और नियमों में बदलाव की समय पर जानकारी मिलना जरूरी है।
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विश्लेषण और आगे की राह

भारत को समझौते की घोषित मात्रा के  बजाय उत्पादवार कोटा-उपयोग, वास्तविक शुल्क-बचत और निर्यात की गुणवत्ता पर

निगरानी रखनी चाहिए। छोटे निर्यातकों के  लिए उत्पत्ति प्रमाण, टैरिफ वर्गीकरण और कार्बन डेटा संबंधी सहायता साथ दी जाए।

समीक्षा में बाजार की माँग और उपयोग की बाधाएँ उठाई जा सकती हैं। इस्पात उद्योग को हरित तकनीक, संसाधन-दक्षता तथा

अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों की दिशा में बढ़ना होगा। अनुकू ल बाजार पहुँच घरेलू सुधार का विकल्प नहीं, उसे उपयोगी बनाने का

अवसर है।

अवधारणा में अंतर

MFN सामान्य गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार व्यवहार का आधार है; FTA पात्र साझेदारों को अधिमान्य लाभ दे सकता है। TRQ मात्रा-

आधारित शुल्क सुविधा है, जबकि CBAM उत्पाद के  निहित उत्सर्जन से जुड़ा है। दोनों को जोड़कर एक ही निश्चित कर-दर

निकालना भ्रामक हो सकता है।

मेंस दृष्टि

GS-III में औद्योगिक नीति, निर्यात और संरक्षणवाद; GS-II में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समझौते। उत्तर में घोषित बाजार पहुँच और

उसके  वास्तविक उपयोग के  बीच उत्पत्ति, उत्पाद और पर्यावरणीय शर्तों को जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

मुक्त व्यापार समझौते में टैरिफ-रेट कोटा मिलने से वास्तविक बाजार पहुँच स्वतः सुनिश्चित नहीं होती। भारत के  इस्पात

निर्यात के  संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: टैरिफ-रेट कोटा निर्धारित मात्रा तक कम या शून्य शुल्क की सुविधा देता है। भारत के  इस्पात को मिले घोषित कोटे का

वास्तविक लाभ उसके  कानूनी प्रभाव, पात्रता और उपयोग पर निर्भर होगा।

मुख्य भाग में: प्रकाशित भारत-EU पाठ में MFN व FTA हिस्से तथा उत्पाद-श्रेणियाँ अलग हैं; एक श्रेणी की उपलब्धता पूरे

इस्पात क्षेत्र की साझा सुविधा नहीं। टैरिफ वर्गीकरण, भारतीय मूल की शर्तें और समय पर दस्तावेज जरूरी हैं। सूचनार्थ प्रकाशित

पाठ को कानूनी प्रक्रियाओं से पहले बाध्यकारी लाभ न कहें। कोटे से बाहर अधिक शुल्क पूर्ण व्यापार-प्रतिबंध नहीं। CBAM अलग

उत्सर्जन दायित्व है; टैरिफ सुविधा उससे सामान्य छू ट नहीं देती।

निष्कर्ष में: उत्पादवार कोटा-उपयोग और वास्तविक शुल्क-बचत पर निगरानी रखें। छोटे निर्यातकों को उत्पत्ति व कार्बन डेटा की

सहायता और उद्योग को हरित तकनीक व मूल्यवर्धन चाहिए; बेहतर बाजार पहुँच घरेलू तैयारी का विकल्प नहीं है।

स्रोत

वाणिज्य मंत्रालय: प्रकाशित FTA पाठ का परिशिष्ट 2-B, इस्पात TRQ

यूरोपीय आयोग: समझौते के  पाठ की कानूनी स्थिति और चेतावनी

यूरोपीय आयोग: सामान्य इस्पात संरक्षण व्यवस्था

https://www.commerce.gov.in/files/2026-09/Annex%202B%20(Steel%20Tariff%20Rate%20Quotas)_0.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/india/eu-india-agreements/text-agreements_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu-steelmaking_en
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समाचार रिपोर्ट: प्रकाशित इस्पात कोटे का विवरण, 13 सितंबर 2026

याद रखें: कोटे का आकार, पात्रता, कानूनी प्रभाव और कार्बन लागत अलग-अलग जाँचने पर ही वास्तविक बाजार पहुँच समझ

आती है।

संबंधित अध्ययन: CBAM: कार्बन जवाबदेही, व्यापारिक तनाव और भारत की तैयारी।

https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-gets-694-lakh-tonnes-of-steel-quota-annually-for-exports-under-india-eu-free-trade-pact/article71462996.ece
https://pcsmantra.com/cbam-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8-%e0%a4%9c%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0/

